
ये भी पढ़ें  - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के  लिए क्लिक करे

जयपुर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के  अध्यक्ष हर्ष चौहान की अध्यक्षता में
गुरुवार को शासन सचिवालय में अनुसूचित जनजाति के  लिए प्रदेश में चल रही
कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों एवं उनकी प्रगति के  सम्बन्ध में समीक्षात्मक बैठक
आयोजित की गई। बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा एवं सम्बंधित विभागों के  अतिरिक्त
मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव सहित अधिकारीगण उपस्थित रहें ।
चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता
अनुसूचित जनजाति समुदाय की समस्याओं का त्वरित समाधान कर समय पर न्याय
दिलवाकर उनके  हितों की रक्षा करना है। उन्होंने जनजातीय वर्ग के  लिए प्रदेश में  चल
रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के  प्रति संतोष जाहिर करते हुए अनुसूचित
क्षेत्रों में  वन अधिकार अधिनियम 2006, सामुदायिक वन अधिकार, पुनर्वास आदि

बिन्दुओं पर संज्ञान लेकर राज्य सरकार से इन पर बल देने का आग्रह किया। चौहान ने
राज्य में  अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे
कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी सरकारें मिलकर जनजातीय वर्ग के
उत्थान की दिशा में  गंभीरता से कार्य करें।

मुख्य सचिव ने बैठक में  बताया कि राज्य सरकार द्वारा जनजातीय वर्ग के  उत्थान की दिशा में विभिन्न कल्याणकारी योजनाए संचालित की जा रही
है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशानुरूप जनजाति वर्ग के  लोगों को मुख्य धारा में  लाने के  प्रयासों के  फलस्वरूप वर्तमान में
जनजातीय वर्ग में  भी जागरूकता का विकास हुआ है और उसी का परिणाम है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में  जनजाति क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में
अभ्यर्थि यों का चयन हो रहा हैं ।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता जनजाति समाज को त्वरित एवं समय

पर न्याय दिलाना
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